भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2786
(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)
पी एस बी का विलय/निजीकरण
2786.
श्री मो॰ नदीमुल हकः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी एस बी) के निजीकरण के लिए कोई नीति बनाने का विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख)
क्या सरकार को नरसिम्हन समिति-I की सिफारिशों की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि इतने अधिक पी एस बी की आवश्यकता नहीं है और इनका निजीकरण अथवा विलय कर दिया जाना चाहिए; और
(ग)
क्या सरकार ने नरसिम्हन समिति-I की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): केन्द्रीय बजट 2016-17 के बजट भाषण में यह कहा गया था कि आईडीबीआई के रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है तथा सरकार द्वारा इसे आगे ले जाया जाएगा और इसके हिस्से को 50% के नीचे करने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एकीकरण की चर्चा नरिसम्हन समिति तथा कई अन्य समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों में की गयी है। उनकी सिफारिशों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 के उपबंध, जो यह व्यवस्था करता है कि केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अन्य किसी बैंकिंग संस्थान के साथ समामेलन की योजना बना सकता है, को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के समामेलन के प्रस्तावों हेतु एक अनुमोदन ढांचा बनाया गया है। इसके अतिरिक्‍त, भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) के अनुषंगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय हो गया है।
*****
